
हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल््लली-110009       Page - 1 sanskritiias.com

  Page - PB

Kurukshetra Summary- Nov 2024

उद्योग कुशल कार््यबल तैयार करने हेतु कार््ययोजना
सदंर््भ

	¾ अतंरिम बजट 2024 का फोकस गरीब, महिला, यवुा और किसानोों पर 
था। जबकि हाल के बजट मेें रोज़गार, कौशल विकास, एम.एस.एम.ई. और 
मध््यम वर््ग पर ज़ोर दिया गया ह।ै

केें द्रीय बजट 2024–25 प्राथमिकताएँ
	¾ रोज़गार और कौशल विकास
	¾ समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न््ययाय 
	¾ नवाचार, अनसुंधान और विकास 
	¾ कृषि मेें उत््पपादकता और लचीलापन
	¾ विनिर््ममाण और सेवाएँ
	¾ शहरी विकास
	¾ ऊर््जजा सरुक्षा
	¾ बनुियादी अवसंरचना
	¾ भावी पीढ़़ी के सधुार

भारत मेें जनसांख््ययिकीय लाभाश
	¾ दशे मेें 18-35 वर््ष की आय ुके 60 करोड़ से अधिक लोग रहते हैैं जिनमेें से 
65% 35 वर््ष से कम आय ुके हैैं।

	¾ भारत की कार््यशील आय ुकी आबादी वर््ष 2041 तक बढ़ती रहगेी। 
	¾ आर््थथिक सर्वेक्षण 2023–24 के अनसुार, भारतीय अर््थव््यवस््थथा को बढ़ते 

कुरुक्षेत्र
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कार््यबल की आवश््यकताओ ंको परूा करन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र मेें वर््ष 
2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख रोज़गार सजृित करन की 
ज़रूरत ह।ै

श्रम कार््यबल भागीदारी
	¾ श्रम कार््यबल की भागीदारी वर््ष 2017–18 मेें 49.8% से बढ़कर वर््ष 
2022–23 मेें 57.9% हो गई ह।ै 

	¾ महिलाओ ंकी भागीदारी वर््ष 2017–18 मेें 23.3% थी जो बढ़कर वर््ष 
2022–23 मेें 37% हो गई ह।ै

	¾ भारत मेें 45% से अधिक कार््यबल कृषि मेें, 11.4% विनिर््ममाण मेें, 28.9% 
सेवाओ ंमेें और 13% निर््ममाण कार्ययों मेें संलग््न हैैं।

	¾ भारत मेें यवुा बेरोज़गारी दर वर््ष 2017–18 मेें 17.8% से घटकर वर््ष 
2022–23 मेें 10% हो गई ह।ै 

	¾ वस््ततुत: शहरी तथा ग्रामीण दोनोों क्षेत्ररों मेें रोज़गार की स््थथिति मेें सुधार 
हुआ है।

	¾ एक अनमुान के अनसुार, 51.25% यवुा रोज़गार के लिए योग््य माने गए हैैं। 
गौरतलब ह ैकि पिछले दशक मेें यह प्रतिशत लगभग 34% था। 

कुशल कार््यबल के लिए प्रयास
प्रधानमंत्री पैकेज

	¾ प्रधानमतं्री पैकेज के हिस््ससे के रूप मेें, पाँच प्रमखु योजनाओ ंऔर पहलोों की 
घोषणा की गई ह ैजिन््हेें 2 लाख करोड़ रुपए के बड़़े केें द्रीय परिव््यय द्वारा 
सहयोग किया गया ह।ै

	¾ यह पैकेज पाँच वर््ष की अवधि मेें 4.1 करोड़ यवुाओ ंको रोज़गार, कौशल 
विकास और अन््य अवसरोों की सवुिधा प्रदान करेगा और 1,000 औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस््थथानोों (ITI) को अपग्रेड करेगा।



हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल््लली-110009       Page - 3 sanskritiias.com

  Page - PB

Kurukshetra Summary- Nov 2024

	¾ इसका उद्देश््य उद्योग की आवश््यकताओ ंके अनरुूप पाठ्यक्रम सामग्री और 
डिज़ाइन के साथ कौशल विकास के परिणाम और गणुवत्ता पर ध््ययान केें द्रित 
किया गया ह।ै इसके अलावा, आई.टी.आई. को हब-एडं-स््पपोक व््यवस््थथा मेें 
अपग्रेड करन की बात कही गई ह।ै

कौशल विकास को बढ़़ावा
	¾ कुल बजट आवंटन के संदर््भ मेें कौशल भारत कार््यक्रम के लिए 55% की 
वदृ्धि हुई ह।ै इसमेें तीन योजनाए ँशामिल हैैं-

	¾ प्रधानमतं्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
	¾ प्रधानमतं्री-राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर््धन योजना (PM-NAPS)
	¾ जन शिक्षण संस््थथान (JSS)
	¾ वित्त वर््ष 2025 के लिए योजनाओ ंको 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए 
गए हैैं। 

	¾ इनमेें से 10,000 करोड़ रुपए रोज़गार से जडु़़ी तीन प्रोत््ससाहन (ELI) 
योजनाओ ं के लिए श्रम मतं्रालय को आवंटित किए गए हैैं और 2,000 
करोड़ रुपए कॉर्पोरेट मामलोों के मतं्रालय को दिए गए हैैं।

	¾ प्रधानमतं्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने वर््ष 2015 से 1.42 
करोड़ से अधिक व््यक्तियोों को सफलतापरू््वक प्रशिक्षित किया ह।ै 

	¾ इस योजना के तहत 1,000 से अधिक शकै्षणिक संस््थथानोों को कौशल भारत 
केें द्ररों के रूप मेें एकीकृत किया गया ह।ै

	¾ बजट मेें अगले पाँच वर्षषों मेें 500 शीर््ष कंपनियोों मेें 1 करोड़ यवुाओ ंके लिए 
इटंर््नशिप के अवसरोों की भी घोषणा की गई ह ै जिसमेें 5,000 रुपए प्रति 
माह का इटंर््नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एकमशु््त सहायता प्रदान की 
जाएगी। 
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मॉडल कौशल ऋण योजना
	¾ मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत सरकार-समर््थथित गारंटी के साथ 7.5 

लाख रुपए तक के ऋण की सवुिधा उपलब््ध कराई जाएगी। इस योजना के 

माध््यम से सालाना 25,000 छात्र लाभान््ववित होोंगे।

	¾ इस योजना के पात्र व््यक्तियोों को घरेल ूसंस््थथानोों मेें उच््च शिक्षा के लिए 10 

लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

	¾ साथ ही, ई-वाउचर के माध््यम से प्रत््ययेक वर््ष 1 लाख छात्ररों के लिए 3% 

की वार््षषिक ब््ययाज सहायता प्रदान की जाएगी।

अनौपचारिक कार््यबल पर फोकस
स्ट्रीट वेेंडर

	¾ बेहतर कारोबारी माहौल और सवुिधाओ ंको उपलब््ध कराने के लिए पीएम 

स््वनिधि योजना के तहत भारतीय स्ट्रीट मार्के ट की स््थथापना की जाएगी।

	¾ अगले पाँच वर्षषों के लिए चनुिदा शहरोों मेें 100 साप्ताहिक ‘हाट’ अथवा 

स्ट्रीट फूड हब के विकास मेें सहयोग करन के लिए एक नई योजना की 

घोषणा की गई ह।ै

पीएम विश्वकर््ममा योजना
	¾ इस योजना के लिए वित्त वर््ष 2025 के लिए 4,824 करोड़ रुपए का आवंटन 
किया गया ह।ै 

	¾ यह वित्त वर््ष 2024 (990 करोड़ रुपए) की तलुना मेें 387.3% की वदृ्धि ह।ै 
	¾ गौरतलब ह ै कि वित्त वर््ष 2023–24 से वित्त वर््ष 2027–28 तक इस 
योजना के लिए वित्तीय परिव््यय 13,000 करोड़ रुपए ह।ै
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पीएम विश्वकर््ममा योजना
	¾ इस योजना की घोषणा वित्त मतं्री ने केें द्रीय बजट 2023–24 मेें की थी और 
सितंबर 2023 मेें प्रधानमतं्री नरेेंद्र मोदी ने इसका शभुारंभ किया था। 

	¾ उद्देश््य : ऐसे कारीगरोों और शिल््पकारोों को संपरू््ण सहायता प्रदान करना ह ै
जो अपने हाथोों और औज़ारोों से काम करते हैैं।

	¾ योजना के घटक : 
	� पीएम विश्वकर््ममा प्रमाण-पत्र और आई.डी. कार््ड
	� कौशल उन््नयन 
	� टूल किट प्रोत््ससाहन
	� ऋण सहायता
	� डिजिटल लेनदने के लिए प्रोत््ससाहन
	� विपणन सहायता के माध््यम से मान््यता प्रदान करना 

	¾ योजना के तहत 18 पात्र व््ययापार हैैं- बढ़ई, नाव निर््ममाता, कवच निर््ममाता, 
लोहार, हथौड़़ा और टूल किट निर््ममाता, ताला बनाने वाला, सनुार, कुम््हहार, 
मरू््ततिकार (पत््थर तराशने वाला), पत््थर तोड़ने वाला, मोची (चर््मकार)/ जतेू 
बनाने वाला/जतूा कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाडू निर््ममाता/कॉयर 
बनुकर, गडु़़िया और खिलौने बनाने वाला (पारंपरिक), नाई, माला निर््ममाता 
(मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल निर््ममाता।

श्रम कल््ययाण पहल
	¾ बजट मेें श्रम कल््ययाण के अतंर््गत, ई-श्रम पोर््टल को अन््य प््ललेटफॉर्ममों के 
साथ व््ययापक रूप से एकीकृत करना, कौशल आवश््यकताओ,ं नौकरी की 
भमूिकाओ ंके लिए वन-स््टटॉप समाधान की सवुिधा प्रदान करना और नौकरी 
के इच््छछु क लोगोों को संभावित नियोक्ताओ ंव कौशल प्रदाताओ ंसे जोड़ना 
शामिल ह।ै
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	¾ श्रम सवुिधा और समाधान पोर््टलोों के पनुरुद्धार से उद्योग अनपुालन 
प्रक्रियाओ ंको सवु््यवस््थथित किया जाएगा और साथ ही, श्रमिकोों के लिए 
शिकायत निवारण तंत्र को बढ़़ाया जाएगा।

मनरेगा
	¾ ग्रामीण रोज़गार के लिए फ््ललैगशिप योजना महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोज़गार गारंटी, ‘मनरगा’ को 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैैं।

कृषि और सबंद्ध क्षेत्र
	¾ कृषि और संबद्ध क्षेत्ररों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया 
गया है। 

	¾ इसके अलावा, ग्रामीण बनुियादी ढाँच ेसहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 
लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया ह।ै 

	¾ वस््ततुत: 25,000 ग्रामीण बसावटोों को बारहमासी सड़क संपर््क  प्रदान करन 
के लिए प्रधानमतं्री ग्राम सड़क योजना (PM-GSY) के चरण 4 के शभुारंभ 
की भी घोषणा की गई ह।ै 

	¾ यह अप्रत््यक्ष रूप से दरूदराज़ के इलाकोों मेें रोज़गार सजृन को बढ़़ावा दगेा। 

पंूजीगत व््यय
	¾ वित्त वर््ष 2025 मेें पूंजीगत व््यय मेें 11% की उल््ललेखनीय वदृ्धि करके 
11.11 लाख करोड़ किया गया ह।ै 

	¾ दशे के 100 शहरोों मेें 12 औद्योगिक पार््क  स््थथापित किया जाएगा। 

महिला सशक्तीकरण
	¾ आर््थथिक सर्वेक्षण 2023–24 मेें दखेभाल कार््य को परिभाषित किया गया ह ै
और दखेभाल को ‘कार््य’ के रूप मेें स््ववीकार किया गया ह।ै 
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	¾ वस््ततुत: महिला कार््यबल के लिए केयर वर््क  का विशषे महत्तत्व ह ै जिससे 
उनके लिए रोज़गार के नए अवसर खलुते हैैं।

	¾ महिलाओ ंऔर लड़कियोों को लाभान््ववित करन वाली योजनाओ ंके लिए 3 
लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया ह।ै

	¾ सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओ ं के लिए छात्रावास 
बनाएगी और ऐसे क्रे च स््थथापित करेगी जिससे अधिक-से-अधिक महिलाए ँ
कार््यबल मेें भाग ले सकेें ।

	¾ शिल््पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) 14,955 आई.टी.आई. के साथ 
दीर््घकालिक व््ययावसायिक प्रशिक्षण पर ध््ययान केें द्रित करती ह ै जिससे 
महिलाओ ंकी भागीदारी मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि हुई ह।ै

	¾ जन शिक्षण संस््थथान (JSS) ने वित्त वर््ष 2019 से वित्त वर््ष 2024 तक 
26.36 लाख गैर/नव-साक्षर लोगोों को प्रशिक्षित किया ह।ै इसमेें 82% 
लाभार्थी महिलाए ँहैैं।

	¾ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर््धन योजना (NAPS) के तहत 32.38 लाख प्रशिक्षुओ ं
को शामिल किया गया ह ैऔर उद्योग की भागीदारी को बढ़़ाया गया ह।ै 
इससे महिला प्रशिक्षुओ ंमेें पर््ययाप्त वदृ्धि हुई ह।ै

	¾ पीएम-सरू््य घर योजना 30 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ने के उद्देश््य से फरवरी 
2024 मेें शरुू की गई थी। इसका लक्षष्य सौर मलू््य  शृखंला मेें लगभग 17 
लाख नौकरियाँ सजृित करना ह।ै

विकसित भारत की कार््ययोजना का निर््धधारण
	¾ पाँच वर््ष की अवधि मेें 41 लाख यवुाओ ंको कौशल और रोज़गार की 
सवुिधा प्रदान करन वाली पाँच योजनाओ ंऔर शिक्षा, रोज़गार एवं कौशल 
विकास हते ु1.48 लाख करोड़ रुपए के आवंटन किया गया ह।ै 
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	¾ वस््ततुत: बजट मेें ‘विकसित भारत’ के विज़न को साकार करन के लिए 
आवश््यक उपायोों की रूपरेखा तैयार की गई ह।ै

	¾ नीति आयोग के ‘विकसित भारत-2047’ के लिए दृष्टिकोण पत्र के अनसुार, 
भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर््थव््यवस््थथा बनन का प्रयास 
करना होगा जो अभी 3.36 ट्रिलियन डॉलर ह।ै 

	¾ इसके अलावा, प्रति व््यक्ति आय जो वर््तमान मेें 2,392 डॉलर प्रति वर््ष ह,ै 
को बढ़़ाकर 18,000 डॉलर प्रति वर््ष करना होगा।

	¾ आयोग के अनसुार, उपरोक्त लक्षष्य को प्राप्त करन के लिए ग्रामीण-शहरी 
आय के अतंर को कम करना और कृषि मेें शामिल कार््यबल को विनिर््ममाण 
मेें स््थथानांतरित करना अनिवार््य ह।ै

ड्डषि हेतु बजट मेें कल््ययाण और विकास के बीच सतुंलन
सदंर््भ

	¾ सरकार ने ‘विकसित भारत’ के लक्षष्य को प्राप्त करन के लिए प्राथमिकता 
सचूी मेें कृषि को सबसे ऊपर रखा गया ह।ै बजट 2024–25 मेें समग्र रूप 
से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 6.2 लाख करोड़ ह।ै यह कुल राष्ट्रीय 
बजट 48.2 लाख करोड़ रुपए का लगभग 13% ह।ै

कुल आवंटित राशि का लेखा-जोखा 
	¾ खाद्य सब््ससिडी: 2,05,250 करोड़, लगभग एक-तिहाई (30%) हिस््ससा। 
	¾ उर््वरक सब््ससिडी: 1,64,000 करोड़ रुपए (24%)
	¾ उर््वरक सब््ससिडी वित्त वर््ष 2024 के संशोधित अनमुान मेें 1.88 लाख करोड़ 
रुपए (13.2%) कम हो गई ह।ै

	¾ हालाँकि, यह अभी भी रसायन एवं उर््वरक मतं्रालय के बजट का 97.3% ह।ै
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	¾ वर््ष 2022–23 मेें उर््वरक की खपत 29.84 मिलियन टन (MMT) तक 

पहुचँ गई, जो औसतन 141.2 किग्रा./ह ेह।ै

	¾ शषे राशि मेें मनरगा (12%) और पीएम किसान योजना (9%)] प्रधानमतं्री 

आवास योजना ग्रामीण (8%)] पीएम ग्राम सड़क योजना (3%)] क्रेडि ट 

सब््ससिडी (3%)] पीएम फसल बीमा योजना (2%) और कृषि अनसुंधान 

और शिक्षा विभाग (1%) के बीच  वितरित किया गया ह।ै

	¾ गौरतलब ह ैकि कृषि अनसुंधान के लिए केवल 1% धनराशि आवंटित की 

गई ह।ै

कल््ययाणकारी परियोजनाएँ
	¾ उन््नत कृषि एवं बागवानी फसल: जलवाय ुपरिवर््तन के कारण उत््पन््न 

चनुौतियोों को ध््ययान मेें रखते हुए, किसानोों के लिए 32 कृषि एवं बागवानी 

फसलोों की 109 नई उच््च उपज दनेे वाली एवं जलवाय ुप्रतिरोधी प्रजातियाँ 

उपलब््ध कराई जा रही हैैं।

	¾ प्रधानमतं्री ने 11 अगस््त, 2024 को 61 फसलोों की 109 नई किस््मेें जारी 

कीीं, जिनमेें 34 खतेी की फसलेें और 27 बागवानी फसलेें शामिल हैैं।

	¾ जैविक खेती को बल: बजट 2024–25 मेें सरकार की योजना अगले दो 

वर्षषों मेें दशे भर के 1 करोड़ किसानोों को जैविक खतेी से जोड़ने की ह,ै जिन््हेें 

प्रमाणीकरण व प्रमाणन द्वारा समर््थथित किया जाएगा। 
	¾ इसका क्रियान््वयन वैज्ञानिक संस््थथाओ ंऔर ग्राम पंचायतोों के माध््यम से 
किया जाएगा और इस प्रक्रिया को सवुिधाजनक बनाने के लिए 10,000 
जैव-इनपटु संसाधन केें द्र स््थथापित किए जाएगंे।
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	¾ उत््पपादन, भंडारण और विपणन सवुिधाओ ं का उन््नयन: सरसोों, 
मूगंफली, तिल, सोयाबीन और सरूजमखुी सहित तिलहनोों के उत््पपादन मेें 
‘आत््मनिर््भरता’ प्राप्त करन के लिए सरकार द्वारा उत््पपादन, भडंारण और 
विपणन सवुिधाओ ंमेें सधुार करन की योजना विकसित की जा रही ह।ै

	¾  भारत अभी खाद्य तेल के लिए काफी हद तक आयात पर निर््भर ह।ै
	¾ अभिनव नमो ड्रोन दीदी कार््यक्रम: इस कार््यक्रम के लिए केें द्रीय बजट 
2024–25 मेें 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैैं। इसकी शरुुआत मार््च 
2024 मेें हुई थी।

	¾ इस कार््यक्रम का उद्देश््य 15,000 महिला स््वयं सहायता समहूोों को ड्रोन दनेा 
ह,ै ताकि वे उन््हेें किसानोों को किराये पर द ेसकेें । इसकी क्रियान््वयन की 
समय सीमा वर््ष 2023–26 ह।ै

	¾ यह ग्रामीण समदुायोों मेें महिलाओ ंको सशक्त बनाएगा तथा उद्यमशीलता 
को प्रोत््ससाहित करेगा।

	¾ झीींगा उत््पपादन: भारत दनुिया भर मेें झीींगा के सबसे बड़़े निर््ययातकोों मेें से 
एक ह।ै दशे ने वर््ष 2022–23 मेें 63969.14 करोड़ रुपए मलू््य के समदु्री 
भोजन का निर््ययात किया। 

	¾ निर््ययातोों मेें से अधिकांश निर््ययात फ्रोज़न झीींगा का था, जो मलू््य के हिसाब से 
70% और मात्रा के हिसाब से 40% था।

	¾ झीींगा उत््पपादन और निर््ययात बढ़़ान के प्रयास मेें झीींगा ब्रूडस््टटॉक््स के लिए 
न््ययूक््ललियस प्रजनन केें द्ररों के नेटवर््क  की स््थथापना के लिए धन उपलब््ध कराया 
जाएगा।

	¾ इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक (NABARD) झीींगा 
पालन, प्रसंस््करण और निर््ययात के लिए वित्तपोषण मेें मदद करेगा।
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विभिन््न क्षेत्ररों मेें सलंग््न कार््यबल और सकल मूल््य वर््धन मेें योगदान
	¾ वर््ष 2022–23 मेें, कृषि क्षेत्र मेें लगभग 46% कार््यबल कार््यरत था और 
सकल मलू््य वर््धन (GVA) मेें इसका योगदान 18% था।

	¾ उद्योग क्षेत्र ने 25% कार््यबल को रोज़गार दिया तथा जिसने GVA मेें 28% 
का योगदान दिया। 

	¾ सेवा क्षेत्र ने 29% कार््यबल को रोज़गार दिया, जिसका जी.वी.ए. मेें सर््ववाधिक 
54% का योगदान था।

	¾ उपरोक्त स््थथितियोों को ध््ययान मेें रखते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमखु बाधाओ ंको 
दरू करन और समदृ्धि को बढ़़ान के लिए सरकार अगले तीन वर्षषों के दौरान 
कृषि के लिए एक डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना (DPI) एग्री स््टटैक शरुू 
करन की योजना बना रही ह।ै

	¾ एग्री स््टटैक, एक ओपन सोर््स डिजिटल इन्फ्रास्टट्रक््चर ह,ै जिसका उद्देश््य 
भारतीय कृषि को आगे बढ़़ाना और हितधारकोों के लिए डाटा को अधिक 
सलुभ बनाकर किसानोों की आय बढ़़ाना ह।ै

	¾ किसान क्रेडि ट कार््ड: सरकार ने किसान क्रेडि ट कार््ड प्रणाली मेें आमलूचलू 
परिवर््तन लाने का प्रस््तताव दिया ह।ै जन समर््थ किसान क्रेडि ट कार््ड को पाँच 
राज््योों मेें लॉन््च किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र मेें प्रौद्योगिकी का उपयोग 
बढ़़ेगा।

	¾ के.सी.सी. की स््थथापना 1998 मेें किसानोों को उनकी परिसंपत्तियोों के आधार 
पर कार््ड जारी करन के लिए की गई थी। इसका उपयोग विभिन््न कृषि 
सामग्रियोों की आसना खरीद के लिए किया जा सकता ह।ै 

	¾ प्रधानमंत्री-फसल बीमा योजना (PM-FBY): वर््ष 2024–25 के बजट 
मेें पी.एम.एफ.बी.वाई. के लिए 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैैं। 
यह वर््ष 2023–24 के अनमुान से 3% कम ह।ै
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	¾ इस योजना के तहत किसान खरीफ फसलोों के लिए 2%] रबी फसलोों के 
लिए 1.5% और कृषि फसलोों के लिए 5% का भगुतान करते हैैं।

	¾ वर््ष 2020 मेें इस योजना को किसानोों के लिए स््ववैच््छछिक बना दिया गया।
	¾ इसका उद्देश््य किसानोों को रोपण से परू््व से लेकर कटाई के बाद तक किसी 
भी समय उत््पन््न होने वाले जोखिमोों के विरुद्ध पर््ययाप्त बीमा प्रदान करना ह।ै

राष्ट्रीय सहकारी नीति
	¾ सरकार ने सहकारी क्षेत्र के व््यवस््थथित और सर््वाांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय 
नीति की घोषणा की। इस नीति का मखु््य उद्देश््य ग्रामीण अर््थव््यवस््थथा का 
तीव्र विकास और बड़़े पैमाने पर रोज़गार के अवसरोों का सजृन करना ह।ै

	¾ सरकार ने हाल ही मेें राष्ट्रीय सहयोग नीति विकसित करन के लिए 49 
सदस््ययीय सरकारी समिति की स््थथापना भी की ह।ै

	¾ इसका उद्देश््य प्रौद्योगिकी, कौशल और ज्ञान को संयोजित करन वाले 
सहयोगात््मक आर््थथिक विकास मॉडल को बढ़़ावा दनेा था।

राष्ट्रीय नवाचार कोष 
	¾ कृषि ऋण संगठनोों मेें उद्यमशीलता को बढ़़ावा दनेे हते ुराष्ट्रीय नवाचार कोष 
के निर््ममाण का प्रस््तताव किया गया। 

	¾ इस नीति का उद्देश््य बड़़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करना और 
ग्रामीण अर््थव््यवस््थथा के विस््ततार मेें तेज़ी लाना ह।ै

निष््कर््ष
	¾ सरकार ने पिछले दस वर्षषों मेें ग्रामीण और कृषि समदुायोों के जीवन स््तर 
को ऊपर उठाने के लिए किए गए प्रयासोों की गति को बनाए रखने का 
निरतर प्रयास किया ह।ै आर््थथिक सर्वेक्षण रिपोर््ट 2023–24 के अनसुार, 
कृषि विकास दर मेें भारी गिरावट आई ह,ै जो वर््ष 2023–24 मेें 1.4% रह 
गई ह,ै जबकि 2022–23 मेें 4.7% की वदृ्धि दर थी। 
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	¾ इसका मखु््य कारण अल-नीनो के कारण दरेी और खराब मानसनू के कारण 

खाद्यान््न उत््पपादन मेें गिरावट ह।ै अत: हमेें अपने किसानोों को ऐसी स््थथितियोों 

का सामना करन के लिए तैयार करन की आवश््यकता ह,ै जिसके लिए 

प्रारभिक उपायोों मेें कृषि मेें बनुियादी ढाँच ेऔर प्रौद्योगिकी को मज़बतू करन 

के लिए अधिक ध््ययान दिया जाना चाहिए।

बजट मेें भावी पीढ़ी मेें सधुार
सदंर््भ 

	¾ आर््थथिक सर्वेक्षण मेें वित्त वर््ष 2025 की भारत की आर््थथिक विकास दर 

6.5–7% रहन का अनमुान ह,ै जबकि भारतीय रिजर््व बैैंक ने 7% की 

आर््थथिक विकास दर की संभावना व््यक्त की ह।ै 

	¾ इसके अलावा, अतंर््रराष्ट्रीय मदु्रा कोष (IMF) के परू््ववानमुान के अनसुार, 

भारत वित्त वर््ष 2024–25 और वर््ष 2025–26 मेें विश्व की सबसे तेज़ी से 

बढ़ने वाली अर््थव््यवस््थथा बना रहगेा और इसकी विकास दर क्रमश: 7% 

और 6.5% के आसपास हो सकती ह।ै

	¾ यह विकास दर वैश्विक औसत के दोगनुी से भी अधिक ह।ै

	¾ वित्त मतं्री निर््मला सीतारमण ने बजट भाषण मेें उल््ललेख किया ह ैकि भारत 

मेें विकास को अधिक बढ़़ावा दनेे के लिए भमूि, श्रम, पूंजी व उद्यमिता जैसे 

उत््पपादन के विभिन््न कारकोों को शामिल करते हुए भावी पीढ़़ी के सधुारोों को 

शरुू करन व उन््हेें प्रोत््ससाहित करन की ज़रूरत ह।ै

	¾ सरकार इस संदर््भ मेें जल््ददी ही एक आर््थथिक नीति संबंधी रूपरेखा तैयार कर 

सकती ह।ै
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विभिन््न सधुार 
ग्रामीण क्षेत्ररों मेें

	¾ भमूि संबंधी प्रस््ततावित कार््रवाई मेें सभी प्रकार की भखूडंोों के लिए विशिष्ट 

भमूि पार््सल पहचान संख््यया (ULPIN) या भ-ूआधार का आवंटन, कैडस्टट्रल 

मानचित्ररों का डिजिटलीकरण, वर््तमान स््ववामित््व के अनसुार मानचित्र उप-

विभाजनोों का सर्वेक्षण, भमूि रजिस्ट्री की स््थथापना और किसानोों की रजिस्ट्री 

से लिक करना शामिल ह।ै 

	¾ वस््ततुत: उपरोक्त उपाय ऋण प्रवाह और अन््य कृषि सेवाओ ंको सवुिधाजनक 

बनाएगंे।

	¾ किसानोों का डाटाबेस विकसित करन के लिए, कृषि मतं्रालय एक डिजिटल 

रजिस्ट्री बना रहा ह ैजिसमेें 9 करोड़ से अधिक किसानोों को एक विशिष्ट 

आई.डी. प्रदान की जाएगी। ये विशिष्ट आई.डी. भमूि रिकॉर््ड और आधार 

कार््ड से जडु़़ी होगी।

	¾ किसानोों का डिजिटल डाटाबेस विकसित करन की कृषि मतं्रालय की पहल 

कर््ननाटक के फल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सचूना प्रणाली 

(FRUITS) सॉफ््टवेयर पर आधारित ह।ै 

	¾ यह स््ववामित््व को प्रमाणित करन के लिए आधार कार््ड और राज््य की 

डिजिटाइज़््ड भमूि रिकॉर््ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की 

सवुिधा प्रदान करता ह।ै
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शहरी क्षेत्ररों मेें
	¾ शहरी क्षेत्ररों मेें भमूि अभिलेखोों को भौगोलिक सचूना प्रणाली (GIS) मपैिग 

के साथ डिजिटल किया जाएगा।

	¾ संपत्ति रिकॉर््ड प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए एक 

आई.टी.-आधारित प्रणाली स््थथापित की जाएगी। इससे शहरी स््थथानीय 

निकायोों की वित्तीय स््थथिति मेें भी सधुार होगा।

श्रम सधुार
	¾ ई-श्रम पोर््टल का अन््य पोर््टलोों के साथ व््ययापक एकीकरण किया जा रहा ह,ै 

जो वन-स््टटॉप समाधान की सवुिधा प्रदान करेगा।

	¾ तेज़ी से बदलते श्रम बाज़ार, कौशल आवश््यकताओ ंव उपलब््ध रोज़गार 

भमूिकाओ ंके लिए ओपन आर््ककि टेक््चर डाटाबेस और नौकरी के इच््छछु क 

लोगोों को संभावित नियोक्ताओ ंव कौशल प्रदाताओ ंसे जोड़ने के लिए एक 

प्रणाली इन सेवाओ ंमेें शामिल की जाएगी।

	¾ उद्योग और व््ययापार हते ुअनपुालन को आसान बनाने के लिए श्रम सवुिधा 

और समाधान पोर््टल को नया रूप दिया जाएगा।

पेेंशन सधुार
	¾ राष्ट्रीय पेेंशन प्रणाली (NPS) ‘वात््सल््य’ के अतंर््गत नाबालिगोों के लिए 

माता-पिता और अभिभावकोों द्वारा योगदान की योजना शरुू की गई ह ै

जिससे उनके वयस््क होने पर इस योजना को सामान््य एन.पी.एस. खाते मेें 

आसानी से बदला जा सकेगा।
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वित्तीय क्षेत्र मेें सधुार और निवश प्रोत््ससाहन
	¾ अर््थव््यवस््थथा की वित्तपोषण आवश््यकताओ ंको परूा करन के लिए सरकार 

वित्तीय क्षेत्र के विज़न और कार््यनीति संबंधी दस््ततावेज़ लाने पर विचार कर 

रही ह।ै 

	¾ यह दस््ततावेज़ अगले पाँच वर्षषों के लिए एजेेंडा निर््धधारित करेगा और सरकार, 

नियामकोों, वित्तीय ससं््थथानोों व बाज़ार सहभागियोों के काम का मार््गदर््शन करेगा।

	¾ जलवाय ु अनकूुलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब््धता बढ़़ान हते ु

जलवाय ुवित्त के लिए एक टेक््ससोनॉमी (वर्गीकरण) विकसित की जाएगी। 

	¾ इससे दशे की जलवाय ुप्रतिबद्धताओ ंऔर ग्रीन ट््राांज़िशन की उपलब््धधि मेें 

सहयोग मिलेगा।

	¾ विमानोों और जहाज़ोों के पट्टे के वित्तपोषण के लिए एक कुशल व लचीली 

पद्धति की दिशा मेें काम करेगी और एक ‘वेरिएबल कंपनी संरचना’ के 

माध््यम से निजी इक््वविटी के पलू किए गए फंड का उपयोग करेगी।

	¾ प्रत््यक्ष विदशेी निवेश व अन््य निवेश के लिए नियमोों और विनियमोों को 

सरल बनाया जाएगा और विदशेी निवेश के लिए मदु्रा के रूप मेें भारतीय 

रुपए का उपयोग करन के अवसरोों को बढ़़ावा दिया जाएगा। 

प्रौद्योगिकी को अपनाना और ईज़ ऑफ डूइगं
	¾ ‘ईज़ ऑफ डूइगं बिज़नेस’ को बढ़़ान के लिए सरकार जन विश्वास विधयेक 

2.0 पर काम कर रही ह।ै
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	¾ वस््ततुत: संसद मेें जलुाई, 2023 मेें पारित जन विश्वास (प्रावधानोों मेें संशोधन) 

विधयेक, 2023 के माध््यम से केें द्रीय अधिनियमोों मेें कुल 183 प्रावधानोों 

को अपराधमकु्त करन का प्रस््तताव किया गया ह।ै इस काननू का उद्देश््य 

आपराधिक प्रावधानोों को यकु्तिसंगत बनाना ह।ै

	¾ डाटा गवर्ननेंस, संग्रहण, प्रसंस््करण और डाटा तथा सांख््ययिकी के प्रबंधन मेें 

सधुार के लिए, डिजिटल इडंिया मिशन के तहत स््थथापित किए गए विभिन््न 

क्षेत्रीय डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

निष््कर््ष 
	¾ सरकार वर््ष 2047 तक विकसित भारत के लक्षष्य को प्राप्त करन के लिए 

समावेशी विकास को बढ़़ावा दनेे हते ु भमूि, श्रम, पूंजी और डिजिटल 

सार््वजनिक अवसंरचना सहित उत््पपादन के कारकोों मेें भावी पीढ़़ी के 

संरचनात््मक सधुारोों की शरुुआत करना चाहती ह।ै


